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HARYANA GOVT GA2 ., DEC. 15 , 1987 ( AGHN. 24, 1909 SAKA) 


IPARI 


सं . मो ० वि ० / रोह/ 103-86/ 43 332. -इंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं ० हरियाणा सहकारी शुगर 
मिल्ज , रोहतक , के श्रमिक श्री श्रीभगवान, पुत्र श्री शिवनारायण शर्मा, मार्फत श्री सुन्दर सिंह, महासचिव , जिला सीट कमंटी, 
रोहतक , तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है : 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते है 


इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) 
द्वारा प्रदान की गई गक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 9641-1 
श्रम -78/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 1 के अधीन गठित श्रम 
न्यायालय , रोहतक , को विवादपस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 
मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है । उक्त विवाद से 
सुसंगत अथवा सम्बन्धित है : 


क्या श्री श्रीभगवान की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है १ पदि नहीं, तो वह किस राहत का 

हकदार है ? 


स . पो . वि ०/ रोह/ 105-86/ 43339. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं ० द्रियाणा सहकारी 
शुगर मिल्ज , रोहतक , के श्रमिक श्री हवा सिंह, पुन श्री राम कुमार, मार्फत श्री सुन्दर सिंह , महासचिव , जिला सौटू कमेटी, 
रोहतक तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इस में इस के बाद लिधित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय 


हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझे हैं ; 


- 


इसलिये , अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना स . 9641-1 - श्रम-78/ 32573 , 
दिनांक 6 नवम्बर 1970 , के साथ गठित सरकारी अधिसूचना को धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को 
विवादग्रस्त या उस से सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते 
हैं जो कि उक्त प्रबन्धको तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या 

मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा 
सम्बन्धित है 

क्या श्री हवा सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 


हकदार है ? 


सं ० ओ ० वि / रोह 10-1-86/ 43346.कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० हरियाणा सहकारी 
शुगर मिल्न , रोहतक , के श्रमिक श्री हरी राम , पुन श्री अमर सिंह, मार्फत श्री सुन्दर सिंह , महासचिव, जिला सीटू कमेटी , 
रोहतक तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिबित मामले में कोई मायोगिक विवाद है ; 

और कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को स्यामनिर्णय देत निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की बारा 10 की उपधारा ( 1 ) के सह ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना . 9641-1-1-70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, 
के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गरिन श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादास्त मा उससे सुसंगत या 
उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धकों 
तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उत्त विगद से मुमंगल प्रववा बन्बन्धित है : 


क्या श्री हरी राम की सेवाओं का समापन बायोचित बमा रोक है ? यदि नहीं, सो वह किस राहत का 

हकदार है ? 
सं ० मो ०वि ० / रोह/ 106-86 / 43353 .--- कि हरियाणा के राज्यपाल की रार है कि मै . हरियाणा सहकारी 
शुगर मिल्न , रोहतक , के श्रमिक श्री राजबीर , पुन श्री महा सिंह, मार्फत श्री सुन्दर सिंह, महासचिव, जिला सीट कमेटी 
रोहतक तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रायोगिक विचार है। 
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मौर चूकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है । 


इसलिए, मब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 , की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 964 1- 1-श्रम- 78/32573, दिनांक 
6 नवम्बर, 1970 , के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक, को विवाद 
प्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिया मामला न्यायनिर्गय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते 

जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अपवा सम्बन्धित 


क्या श्री राजबीर की मेवायों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहों , तो वह किस राहत का 

हकदार है ? 


सं ० ओ ० वि ० / रोह 107-86/ 43360.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० हरियाणा सहकारी 
शुगर मिल्ज , रोहतक , के श्रमिक श्री गुरमीत सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह, मार्फत श्री सुन्दर सिंह , महासचिव , जिला सीटू 
कमेटी, रोहतक तया उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ; 


. 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग) द्वारा 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641-1-श्रम -78 / 
32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साय गति सरकारी अधिसूचना की वारा 7 के प्रयोगश्रम न्यायालय , रोहतक , 
को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तोन माम में देने हेतु निर्दिष्ट 
करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत मयवा सम्बन्धित 


क्या श्री गुरमीत सिंह की मेवानों का समापन न्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 

हकदार है ? 


सं ० प्रो ० वि ०/ रोह / 111-88/ 43367.- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० हरियाणा सहकारी 
शुगर मिल्ज, रोहतक, के श्रमिक श्री अशोक कुमार, पुत्र श्री शिव नारायण, मार्फत श्री सुन्दर सिंह, महासचिव , जिला सीटू 
कमेटी , रोहतक तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि प्रियाणा के राज्यपाल विवार को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए , अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 , की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खुण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 9641-1- श्रम -78/ 32573, दिनांक 
6 नबम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना को धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त या 
उससे सुसंगत या उसमे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि 
उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बोन या तो विवादग्रस्त मामना है या उस विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है : -- 

क्या थी अशोक कुमार को पापों का समापन न्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 


हकदार है ? 


सं ० प्रो ० वि ०/ रोह/ 109-86/ 43374 .-- कि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै हरियाणा सहकारी शुगर 
मिल्ज , रोहतक , के श्रमिक श्री कैलो, पुत्र श्री ठा , मान श्री सुपर सिंह , महा ननिय, जिला सोटू कोटी, राहतक तथा उसके 
प्रेबन्धकों के बोच इसमे इसके बाद लिखित माले में काई औधौगिक विवाद है ; 


.. 


पौर चूंकि हरियाणा के गज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेत निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं 

इसलिए, अब, मौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947. की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 9641-1- श्रम 78/32573, दिनांक 


प्रदान की 
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6 नवम्बर , 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त 
या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं 
जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित 


क्या श्री केशो की सेवाओं का समापन न्यायोगिय तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं ० प्रो ० वि ०/ रोह/ 110-86/ 43381.--- चुकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० हरियाणा सहकारी शुगर मिल्ज , 
रोहतक, के श्रमिक थी लदमी चन्द , पुत्र श्री रामाल, मार्फत श्री सुन्दर सिंह , महासचिव , जिला सीटू कमेटी , रोहतक 
तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इममें इसके बाद लि व्रत मामले में कोई प्रोद्योगिक विवाद है ; 


मौर कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेत निर्दिष्ट करना वां नीय समझते हैं ; 


इसलिये , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 , की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा वं गज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 9641-1- श्रम-78/ 32573, 
दिनांक 6 नवम्बर , 19 : 0, के साथ पटित सरकार प्रसिचना की धारा 74 अधीन गटित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त 
या उससे ससंगत या इससे सम्बन्धित म चे लिखः माला रानिय ( पचार त न मास में दे देत निर्दिष्ट करते हैं जो 
कि स्वत प्रधिको तथा श्रमिक के बीच या तो विवाटरन्त मामला है या उक्त विवाद से ससंगत प्रथदा सम्बन्धित है : 


क्या श्री लक्ष्मी चन्द की सेवाओं समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार 

है ? 

सं मोवि / रोह/ 112-81643388.-- चंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै • हरियाणा महकारी शुगर 
मिरज रोहतक , के श्रमिक श्री बाबू लाल , पुत्र श्री देवाजीत, मार्फत श्री सुन्दर निह , महामत्रिव, जिला सीटू कमेटी , रोहतक 
तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौदयोगिक विवाद है , 


और चंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेत् निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 


इसलिये , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1917 , की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा 
प्रदान की गई शक्तियो का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0964 1-1- श्रम 78/ 
3257 3, दिनांक 6 नबम्बर, 1970, के साथ गटित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , 
को विवादग्रस्त या उससे मसरत ८ उस से सहित न.चेलिख मामला न्यायनिय एवं पंचाट त.न मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है 
जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है: 

की सेवाओं का ममापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किम राहत का 
हद ? 


: 


श्री वाबू 


लाज 


सं ० प्रो ० वि ०/ रोह! 93-86/ 43396.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै • हरियाणा सहकारी शुगर 
मिल्ज , रोहतक , के श्रमिक श्री सतबीर सिंह, पुत्र श्री पृथ्वी सिंह , मार्फत श्री सुन्दर सिंह महासचिव , जिला सीट कमेटी , 
रोहतक तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 , की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 964 1- 1 श्रम 78/32573, दिनांक 
6 नवम्बर , 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त 
या उर रगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है 
जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उस विवाद से सुसंगत प्रयवा सम्बन्धित 


. 


Tho 


तथा 


7 


है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 


क्या श्री गतबीर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित 

हकदार है ? 


